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 कभी  नहीं सी  जायें।  हस  राष्ट्रीय  समस्या
 का  राष्ट्रीय  स्तर  पर  हल  निकाला  जाय  a

 (iv)  WDE  SPREAD  INCIDENCE  OF
 MALARIA IN  DELHI

 Bo  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  (मंदसौर) :
 उपाध्यक्ष महोदय,  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत

 बैश  की  राजधानी  दिल्ली  में  इन  दिनों  मलेरिया
 जैसा  भंयकर  रूप  धारण  करता  जा  रहा  है
 तथा  जितनी  तेजी  से  बढ़  रहा  है  उससे  बिल्ली
 के  अधिकांश  भाग  प्रभावित  होने  की  सम्भावना
 बढ़े गई  है,  इस  बात  की  ओर  सदन  का

 मरें  1  अंडा  शक  पता  बला  है  कि  जैसा कि
 “नवभारत टाइम्स”  में  छपा  है  कि  गत

 नवम्बर  को  महापौर  के  आदेश  सें  इस  विभाग
 के  सिविल  लाइन्स  केब  कार्यालय  पर  मारे  गये
 छापे  से  पता  अला  था  विभाग  के  आधे

 कर्मचारी  डस  दिन  दी  पर  थे,  लेकिन

 Rule  377  3०

 रजिस्टरों  में  उनके  नामों  के  आगे  उस  दिन
 छिड़कने  के  लिए  दिया  गया  तेल  कज  था।  इस
 से  पता  चलता  है  कि  शारे  मामले  में  काफ़ी
 भष्टाचार है  ।  और  यदि  इसी  अकार  से

 स्थिति  चलती  रही  तो  अगले  दिनों  में  काफ़ी
 मलेरिया  केसेज  बढ़ेंगे  भीर  ऐसा  लगता  है  कि
 अस्पतालों  के  अन्दर  उनकी  भारी  भीड  लगेगी।
 शसी  समाचार  के  अनुसार  जो  संख्या  भांति

 गई  है  उस  हिसाब  से  बर्ष  के  अन्त  तक  अस्पताल
 में  जाने  वालों  की  संख्या,  रोगियों  की  संख्या
 गढ़े  ग्यारह  लाख  तक  पहुंच  जायेगी  1  यह

 एक  भयावह  स्थिति  का  संकेत  है।
 इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  इसकी

 रोकथाम  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाने  का
 प्रयत्न  करेंगे  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सदन  को

 भी  अवगत  करायेंगे  1

 (४)  REPORTED ATTEMPT  BY  SUPPORTERS
 OF  THE  FORMER  PRIME  MINISTER  TO

 DISTURB COURT  PROCEEDINGS

 शी  जभूचण  लियारी  (खनीलाआाद) :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम  377  के  अनिल
 शक  बहुत  ही  लोक  महत्व  के  चिक्क  को  सठाना
 चाहता  हूं

 ।

 भ्डोवम,  दिनांक  16  अप्रैल  को  दिल्ली
 के  तीस  इजारी  कोर्ट  में  भी  मेट्रोपोलिटन
 मैजिस्ट्रेट,  भरी  पी०  के०  जैन  के  न्यायालय
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 3०3  9.0.  ‘1878-79  Min.  of

 {aft  अज़ भूषण  तिवारी]
 समय  थी  जिसके  के  परिणाम-स्वस्य

 कोताही  एक  घंटे  तक  के  लिए  रोकनी  पड़ी  a
 कांग्रेस  (आई)  तथा  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 के  समर्थक  न्यायालय  में  घुस  कर  इंदिरा  गांधी
 एवं  संजय  गांधी  के  समर्थन  में  नारे  लगाकर
 न्यायालय  के  काम  में  हस्तक्षेप  करने  लगे  ।
 साथ  ही  न्यायालय के  बाहर  उसी  मुकदमे से
 संबंधित  एक  गवाह  के  साथ  उन्होंने  दुर्व्यवहार
 किया  और  उसे  आनंकिल  करने  का्रयास

 किया  इस  अकार  की  घटनाएं  जब  घटे  तो  तीन
 अन्न  सरकार  के  सामने  आते  हैं  कि  सरकार
 न ेउस  समय  उचित  व्यवस्था क्यों  नहीं  की
 और  यदि  आगे  भी  इसप्रकार  की  व्यवस्था  नहीं
 की गई  तो  न्यायालय का  काम  किस  प्रकार
 सुचारू  रूप  से  अल  सकेगा?  इन  घटनाओं
 का  असर  जन-मानस  पर  यह  होता  है  कि

 कुछ  लोग  न्यायालय  में  शक्ति  प्रदर्शन  हारा
 न्यायालय से  अपने  को  उच्चतर  प्रमाणित
 करने  का  अयास  करते  हैं  और  सरकार  जब
 उन  के  कुत्सित  अयन  को  रोकने  में  सक्षम
 नहीं  होती  तो  सम्भव  है  कि  न्यायालय  अपने
 कर्तव्यों  को  पूर्ण  निष्पक्षता  से  सम्पादित

 करने  में  सक्षम  न  हो  सके  |  इसलिए  सरकार  को
 इस  संबंध  में  शीघ्रातिशीघ्र  उचित  और

 प्रभावकारी कार्यवाही  करनी  चाहिए

 ९.  32  hrs.
 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1978-79—

 contd.
 MINIstry  OF  AGRICULTURE  AND

 [RRIGATION—contd.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now  we

 revert  to  the  Discussion  and  Voting
 on  the  Demands  for  Grants  under  the
 contro!  of  the  Ministry  of  Agriculture
 and  Irrigation.

 SHRI  B.  P.  KADAM  (Kanara):  Sir,
 I  had  stated  yesterday  that  agricul-
 tural  production  is  the  basis  for  all-
 roung  development  of  the  country,  as
 is  envisaged  in  the  western  countries.
 गर  hag  also  stated  yesterday  that  the
 present  Janata  Government  hag  ub-
 solutely  छक  faith  in  the  implementa-

 APRIL  20,  1978  Agri.  &  Irrigation  got

 tion  of  land  reforms  and  all  that  they
 have  been  saying  for  land  reforms  is
 just  paying  lip  sympathy.  The  mi-
 nute  the  Janata  Party  got  its  majori-
 ty  here  in  Delhi,  last  March  1977,  all
 the  landlords  throughout  the  country,
 including  States  where  land  reforms
 have  been  implemented,  like  Karna-
 taka  ang  others,  were  openly  and
 violently  stating  that  they  would  seize
 their  land  from  the  tenants,  that  they
 would  collect  rent  and  they  would
 kick  out  the  ryots.  And  that  is  exact-
 ly  what  has  taken  place.

 During  the  Governor's  Kule  there
 in  Karnataka,  the  Opposition  which
 was  always  30  vociferous  against  the
 implementation  of  land  reforms,  as
 clearly  indicated  when  the  Land  Re-
 forms  Bill  was  on  the  anvil  of  the
 House,  they  again  carried  forward
 their  agitation  to  see  that  the  imple-
 mentation  was  throttled.  They  pre-
 valid  upon  the  Government  of  India
 and  prevailed  upon  the  Governor  te
 see  that,  from  the  Land  Tribunals
 which  were  constituted  by  including
 public  representatives  having  faith  ir
 land  reforms  and  who  were  very  keea
 to  help  the  weaker  sections,  were
 deleted  by  an  Ordinance  by  the  Gov-
 ernor.  in  spite  of  the  clear  warning
 given  by  the  Chief  Minister  when  the
 Government  was  dislodged.  And  what
 happened  afterwards?  The  Governor
 had  to  eat  humble  pie  and.  crestfalien-
 he  had  to  give  a  go-by  to  all  that  he

 had  envisaged  and  all  that  he  had  iv
 mind—even  the  idea  of  amending  the
 Land  Reforms  Ac?  itself  by  an  Ordin-
 ance.

 Sir,  even  in  regard  the  Cooperative
 Statutory  Laws  there  were  certain  re-
 presentatives  who  represented  vested
 interests.  The  weaker  sections  like  the
 Harijans,  Tribals  and  the  minorities
 could  not  get  representation  and  the
 benefit  of  the  cooperative  system  could
 not  go  to  them.  Some  nominations  to
 these  institutions  were  there,  made  ०४
 the  Government,  but  they  also  were
 nullified  by  the  Governor.  I  had
 stated  vesterday  that  the  report  of  the
 National  Commission  on  Agriculture
 is  a  valuable  repors  and  I  had  sise


